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(जिसका उत्तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
अनर्जक आस्तियों की वृद्धि में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका
47.
श्री कपिल सिब्बलः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या वर्ष 2017-18 के दौरान अनर्जक आस्तियों का मूल्य बढ़कर 9.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है, पिछले तीन वर्षों से लेकर आज की तिथि तक अनर्जक आस्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख)
यदि हां, तो क्या यह सच है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा है कि अनर्जक आस्तियों में वृद्धि का कारण आस्तियों की देयताओं में मेल नहीं होना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग)
क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा है कि अनर्जक आस्तियों में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका के कारण है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के घरेलू परिचालन संबंधी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 23,33,823 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 61,00,848 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्‍य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्‍यूआर तथा पीएसबी द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्‍वरूप दबावग्रस्‍त खातों को एनपीए के रूप पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्‍त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्‍यत: दबावग्रस्‍त आस्तियों की एनपीए के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्‍वरूप, घरेलू परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार एससीबी का सकल एनपीए, जो 31.3.2017 को 7,28,808 करोड़ रुपए था, 31.3.2018 को बढ़कर 9,62,621 करोड़ रुपये हो गया तथा दिनांक 30.09.2018 को कम होकर 9,46,062 करोड़ रुपए हो गया (आंकड़े अनन्तिम)।
(ख) और (ग): भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय ने यह सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आरबीआई की लेखापरीक्षा सीएजी लेखापरीक्षा अधिदेश के अंतर्गत नहीं है।
*****
